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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 97
दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 को उत्तर देने के लिए
परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन
97. श्री नंदी येल्लैया:
क्‍या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में तेजी लाने और सात लाख 
करोड़ रुपये की लागत वाली बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए पैसा जारी करने के लिए निर्देश दिया है जो केन्द्र और राज्य स्तर पर स्वीकृति के अभाव और अन्य विभिन्न कारणों से फंसी पड़ी हैं;
(ख)
यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब के कारण उक्त परियोजनाओं की लागत में भारी वृद्धि से पूरी तरह से बचने के लिए इन सभी परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अभी तक उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ग)
अवसंरचना परियोजनाओं और सात लाख करोड़ रुपये की बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन की दिशा में अब तक प्राप्त कुल परिणाम क्या हैं?                                                                                             
उत्तर
राज्य मंत्री-संसदीय कार्य और योजना
(श्री राजीव शुक्ल) 
(क)
अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्रकों की बड़ी परियोजनाओं के संबंध में अनुमोदनों/मंजूरियों में तेजी लाने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में जनवरी, 2013  में निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) गठित की गई है। 
(ख)
31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न बैंकों ने विद्युत, सड़क, लौह एवं इस्पात, सीमेंट और पत्तनों जैसे क्षेत्रकों में 250 करोड़ रु. और इससे अधिक लागत वाली 290 अवरुद्ध परियोजनाओं की सूचना दी है जिसमें कुल 11,98,154 करोड़ रु. का परिव्यय शामिल है। इन परियोजनाओं में से वित्त मंत्री ने 138 परियोजनाओं की समीक्षा की जिनमें 7 लाख करोड़ रु. से अधिक का परिव्यय शामिल है। 
(ग)
प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 1 जून, 2013 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, अवरुद्ध परियोजनाओं पर सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की प्रकृति का एक प्रकोष्ठ भी गठित किया गया है ताकि परियोजनाओं को समय पर चालू किया जाए। विभिन्न प्रायोजक मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की विभिन्न अवरुद्ध परियोजनाओं को पीएमजी के विचारार्थ भेजते हैं ताकि उनमें शामिल विभिन्न मुद्दों के समाधान पर विचार किया जा सके। जिन परियोजनाओं के लिए सीसीआई द्वारा उचित निर्देश दिया जाना अपेक्षित होता है, उन्हें विचार किए जाने और उचित आदेशों के लिए सीसीआई के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। 



अब तक, दिनांक 26.8.2013 और 17.9.2013 को हुई बैठक में, सीसीआई ने 42 अवरुद्ध परियोजनाओं पर विचार किया जिनमें विद्युत, इस्पात, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, रेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और खान जैसे क्षेत्रकों की वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जिनकी मंजूरी को पीएमजी द्वारा सुसाध्य बनाया गया था। सीसीआई ने अवरुद्ध परियोजनाओं से संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उचित प्रशासनिक/कार्यकारी निर्देश जारी किए। इन परियोजनाओं की अड़चनों का अंतिम रूप से समाधान हो जाने के फलस्वरूप इन परियोजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सकेगा जिसमें लगभग 3,47,000 करोड़ रु. का निवेश शामिल है।  
